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न्यायियक सेवा – परिरवीक्षा अवयिध – में पुप्रि0 न होने का आदेश – �त्यथ3 संख्या 1 – पवू� न्यायियक अयिधकारी को
सिसप्रिवल न्यायाधीश (कप्रिनष्ठ यिडवीजन)-सह-न्यायियक मसिजस्ट्र ेट के रूप में प्रिनयकु्त प्रिकया गया था और उन्हें दो साल
की अवयिध के लिलए परिरवीक्षा पर रखा गया था – �त्यथ3 संख्या 1 के लिखलाफ परिरवीक्षा अवयिध के दौरान न्यायियक
काय> के प्रिनव�हन में 7 और भ्र0ार्चार के कुछ आरोप थे – सिजसके आधार पर स'क� 'ा पंजीयक को बुलाया गया
और उन्होंने एक रिरपोट� �स्'ु' की  – उच्च न्यायालय की �शासप्रिनक सप्रिमयि' ने �त्यथ3 संख्या 1 की सेवा की
पुप्रि0 नहीं की – उच्च न्यायालय के पूर्ण� न्यायालय ने सिसफारिरशों की पुप्रि0 की – न'ीज'न,  उच्च न्यायालय की
सिसफारिरश के आधार पर राज्य सरकार ने �त्यथ3 संख्या 1 की सेवाओ ंको समाप्त कर प्रिदया - �त्यथ3 संख्या. 1
द्वारा रिरट यायिर्चका – उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने समाप्रिप्त आदेश को रद्द कर प्रिदया और �त्यथ3 संख्या 1 को
बहाल करने का प्रिनदJश प्रिदया –  उच्च'म न्यायालय के समक्ष,  �त्यथ3 संख्या 1  ने 'क�  प्रिदया प्रिक यह उनके
लिखलाफ भ्र0ार्चार के आरोपों के बाद अभिLयोग का मामला था – अपील पर अभिLप्रिनधा�रिर' प्रिकया गयाः परिरवीक्षा
का पूरा उदे्दश्य प्रिनयोक्ता को परिरवीक्षाधीन के �दश�न का मूल्यांकन करने और प्रिकसी प्रिवशेष पद के लिलए उसकी
उपयकु्त'ा का परीक्षर्ण करने का अवसर �दान करना ह ै– उपयकु्त'ा की वास्'प्रिवक परीक्षा क'�व्यों का वास्'प्रिवक
�दश�न ह ैसिजसे उम्मीदवार के शाप्रिमल होने और काम करना शुरू करने के बाद ही लागू प्रिकया जा सक'ा ह ै–
व'�मान मामले में, �त्यथ3 संख्या 1 की सेवाओ ंको समाप्त करने का आदेश परिरवीक्षा अवयिध के दौरान �त्यथ3
संख्या 1 के �दश�न के समग्र मूल्यांकन पर आधारिर' ह,ै जो स'ंोषजनक नहीं पाया गया – ऐसा प्रिनष्कष� जो एक
परिरवीक्षाधीन व्यप्रिक्त की सेवाओ ंसे मुप्रिक्त के लिलए वैध आधार हो सक'ा ह,ै सपं्रिवधान के अनुच्छेद 311 के संदL�
में जांर्च आयोसिज' करने की गारटंी नहीं दे'ा ह ै– इस �कार �त्यथ3 संख्या 1 की ओर से यह आरोप लगाना
सही नहीं है प्रिक यह उसके लिखलाफ भ्र0ार्चार के आरोपों के बाद अभिLयोग का मामला था – व'�मान मामले में यह
प्रिनष्कष� प्रिनकालने के लिलए कुछ Lी नहीं ह ैप्रिक हटाने के पीछे की �ेरर्णा कोई आरोप था – इसके बजाय, यह एक
प्रिनयप्रिम' पुप्रि0 अभ्यास था – हटाने का आधार आरोप नहीं था, बल्किल्क यह �त्यथ3 के सेवा रिरकॉड� का एक समग्र
मूल्यांकन था – इसलिलए उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्' कर प्रिदया गया।

Lार' का सपं्रिवधान –  अनुच्छेद 226 – �शासप्रिनक पक्ष पर अपने पूर्ण� न्यायालय द्वारा लिलए गए प्रिनर्ण�य
पर उच्च न्यायालय द्वारा न्यायियक समीक्षा – अभिLप्रिनधा�रिर' : हालाँप्रिक ऐसे मामलों में रिरट के्षत्रायिधकार के दायर ेको
प्रिवस्'ृ' रूप से यिर्चप्रित्र' करना एक प्रिनरथ�क काय� होगा, लेप्रिकन अनुच्छेद 226 के 'ह' उच्च न्यायालय का दायरा
सीप्रिम' ह ैऔर उसे सावधानीपूव�क हस्'के्षप करना र्चाप्रिहए – इस 'रह के अयिधकार के्षत्र के प्रिवस्'ार को 'अपीलीय
�ायिधकरर्ण' के रूप में बठैाने के लिलए प्रिवस्'ारिर' नहीं प्रिकया जा सक'ा ह,ै और इसलिलए इस बा' का ध्यान रखा



जाना र्चाप्रिहए प्रिक सामग्री के एक ही सेट पर एक और सLंाप्रिव' व्याख्या न की जाए या अनुशासनात्मक �ायिधकरर्ण
के लिलए न्यायालय की राय को �यि'स्थाप्रिप' न प्रिकया जाए – यह प्रिवशेष रूप से सपं्रिवधान के अनुच्छेद 235 के
'ह' उच्च न्यायालय को दी गई सिजम्मेदारी और शप्रिक्तयों को देख'े हुए सर्च ह ै– पूर्ण� न्यायालय का सामूप्रिहक
प्रिववेक न्यायियक समीक्षा की �प्रिaया में उयिर्च' सम्मान, महत्व और प्रिवर्चार का पात्र ह।ै 

सेवा काननू –  परिरवीक्षाधीन और पु0 कम�र्चारी की समाप्रिप्त के बीर्च अं'र  –  अभिLप्रिनधा�रिर' :
परिरवीक्षाधीन और पुप्रि0 प्रिकए गए कम�र्चारी की समाप्रिप्त के बीर्च एक सूक्ष्म, प्रिफर Lी मौलिलक अं'र ह ै – यद्यप्रिप यह
प्रिनर्विववाद ह ैप्रिक राज्य प्रिकसी Lी मामले में मनमाने ढंग से काय� नहीं कर सक'ा ह,ै प्रिफर Lी दोनों के बीर्च न्यायियक
दृप्रि0कोर्ण में अं'र होना र्चाप्रिहए -  जबप्रिक एक पु0 कम�र्चारी के मामले में सपं्रिवधान के अनुच्छेद 311 या सेवा
प्रिनयमों के 'ह' संरक्षर्ण को देख'े हुए न्यायियक हस्'के्षप का दायरा अयिधक व्यापक होगा,  लेप्रिकन परीक्षर्ण के
आधार पर काम कर'े हुए ऐसे संरक्षर्ण (ओ)ं से वंयिर्च' परिरवीक्षाधीनों के मामले में यह सर्च नहीं हो सक'ा ह ै  -
Lार' का सपं्रिवधान - अनुच्छेद 311 ।

सेवा काननू - परिरवीक्षाधीनों के रोजगार में बने रहने का अयिधकार – अभिLप्रिनधा�रिर' : परिरवीक्षाधीनों को
पुप्रि0 होने 'क रोजगार में बने रहने का कोई अपरिरहाय� अयिधकार नहीं ह,ै  और अनुपयकु्त पाए जाने पर सक्षम
�ायिधकारी द्वारा उन्हें काय�मुक्त प्रिकया जा सक'ा ह ै- यह केवल बहु' ही सीप्रिम' शे्रर्णी के मामलों में ह ै प्रिक ऐसे
परिरवीक्षाथ3 �ाकृयि'क न्याय के सिसद्धां'ों के 'ह' सुरक्षा की मांग कर सक'े हैं, जैसे प्रिक जब उन्हें इस 'रह से
'हटाया' जा'ा ह ैजो वैकल्किल्पक के्षत्रों में उनकी Lप्रिवष्य की सLंावनाओ ंको पवूा�ग्रप्रिह' कर'ा ह ैया उनके र्चरिरत्र पर
आके्षप लगा'ा ह ैउनके संवधैाप्रिनक अयिधकारों का उलं्लघन कर'ा ह ै- ''कलंकात्मक' प्रिनष्कासन के ऐसे मामलों में
केवल सुनवाई का उयिर्च' अवसर अप्रिनवाय� ह।ै

अपीलों को अनुमयि' दे'े हुए, न्यायालय ने

अप्रिनधा�भिLरिर' : 1. �त्यथ3 संख्या. 1 की सेवाओ ंकी समाप्रिप्त के आदेश में कहा गया ह ैप्रिक "राजस्थान
उच्च न्यायालय, जोधपुर ने सLी �ासपं्रिगक अभिLलेखों की जांर्च करने के बाद यह राय व्यक्त की ह ैप्रिक प्रिवर्चाराधीन
व्यप्रिक्त ने अपने अवसरों का पया�प्त उपयोग नहीं प्रिकया ह ैऔर अन्यथा राजस्थान न्यायियक सेवा में परिरवीक्षाधीन के
रूप में स'ुंप्रि0 देने में Lी प्रिवफल रहा ह।ै  इन सामप्रिग्रयों से यह स्प0 ह ैप्रिक न 'ो कोई प्रिवभिश0 कदार्चार �त्यथ3
संख्या 1 को सिजम्मेदार ठहराया गया ह ैऔर न ही कोई आरोप लगाया गया ह।ै आदेश परिरवीक्षा की अवयिध के
दौरान �त्यथ3 संख्या 1 के �दश�न के समग्र मूल्यांकन पर आधारिर' ह,ै जो स'ंोषजनक नहीं पाया गया था। ऐसा
प्रिनष्कष� जो परिरवीक्षाधीन की सेवाओ ं को समाप्त करने के लिलए एक वैध आधार हो सक'ा ह,ै  सपं्रिवधान के
अनुच्छेद 311 के संदL� में जांर्च कराने की गारटंी नहीं दे'ा ह।ै इस �कार �त्यथ3 संख्या 1 की ओर से यह
आरोप लगाना सही नहीं ह ैप्रिक यह उसके प्रिवरुद्ध भ्र0ार्चार के आरोपों के बाद अभिLयोग का मामला था। [अनुच्छेद
20]

2. यह सर्च ह ैप्रिक प्रिकसी आदेश का रूप यह प्रिनधा�रिर' करने के लिलए महत्वपूर्ण� नहीं ह ैप्रिक वह सरल है
या दडंात्मक। प्रिकसी प्रिवभिश0 मामले के 'थ्यों और परिरल्किस्थयि'यों में सेवा समाप्रिप्त का आदेश Lले ही प्रिनदnष रूप से



लिलखा गया हो, लेप्रिकन इसका उदे्दश्य परिरवीक्षाधीन अयिधकारी को दयंिड' करना Lी हो सक'ा ह ैऔर उस ल्किस्थयि'
में यह प्रिनस्संदेह सपं्रिवधान के अनुच्छेद 311 का उलं्लघन होगा। इस 'रह के आदेश की न्यायियक समीक्षा की
�प्रिaया में न्यायालय हमेशा यह प'ा लगाने के लिलए पदा� उठा सक'ा ह ै प्रिक क्या आदेश दडंात्मक परिरर्णामों के
साथ परिरवीक्षाधीन से प्रिमलने के लिलए था या नहीं। यप्रिद न्यायालय को लग'ा ह ै प्रिक आदेश के पीछे वास्'प्रिवक
उदे्दश्य अयिधकारी को 'दयंिड''  करना था,  'ो वह सुनवाई के उयिर्च' अवसर के अLाव में हमेशा इसे रद्द कर
सक'ा ह।ै [अनुच्छेद 21]

3. व'�मान मामले में यह प्रिनष्कष� प्रिनकालने के लिलए रिरकॉड� पर कुछ Lी नहीं ह ैप्रिक हटाने के पीछे की
�ेरर्णा कोई आरोप था। इसके बजाय, यह प्रिनयप्रिम' पुप्रि0 अभ्यास था। परिरवीक्षाधीन अवयिध के दौरान �दान की
गई सेवाओ ं का मूल्यांकन 92  अन्य लोगों के साथ पहले �त्यथ3 के काय�काल के अं' में प्रिकया गया था।
स'क� 'ा रिरपोट�  न केवल �त्यथ3 संख्या. 1 के लिलए, बल्किल्क कम से कम दस अन्य उम्मीदवारों के लिलए Lी मांगी
गई थी। इस �कार यह स्प0 ह ै प्रिक उदे्दश्य यह सत्याप्रिप' करना नहीं था प्रिक पहले �त्यथ3 के लिखलाफ आरोप
साप्रिब' हुए थे या नहीं, बल्किल्क केवल यह प'ा लगाने के लिलए था प्रिक क्या न्यायाधीश से अपेयिक्ष' ईमानदारी के
उच्च मानक को देख'े हुए, उसकी उपयकु्त'ा पर पया�प्त कारर्ण या सLंाप्रिव' बादल थे। [अनुच्छेद 22]

4. अन्यथा Lी, यह सत्य नहीं हो सक'ा ह ैप्रिक केवल इसलिलए प्रिक अभिLलेख पर बाह्य प्रिवर्चारों के कुछ
आरोप प्रिवद्यमान थे प्रिक उच्च न्यायालय को �त्यथ3 संख्या 1 की सेवाओ ंको सरल 'रीके से समाप्त करने से रोक
प्रिदया गया था जब वह परिरवीक्षा पर था। परिरवीक्षाधीन का अस'ंोषजनक �दश�न और परिरवीक्षा अवयिध के अं' में
सेवा का परिरर्णामी प्रिव'रर्ण, आवश्यक रूप से इस 'थ्य से �Lाप्रिव' नहीं हो सक'ा ह ैप्रिक इस बीर्च परिरवीक्षाधीन
को प्रिवभिश0 कदार्चार,  दवु्य�वहार या दवु्य�वहार के लिलए सिजम्मेदार ठहराने वाली कुछ भिशकाय'ें थीं। यप्रिद सेवा
समाप्रिप्त के आदेश की उत्पलिq कदार्चार के प्रिकसी प्रिवभिश0 काय� में प्रिनप्रिह' ह,ै परिरवीक्षा अवयिध के दौरान क'�व्यों के
सLी स'ंोषजनक प्रिनष्पादन की परवाह प्रिकए प्रिबना, न्यायालय भिछपे हुए कारर्ण को उजागर करने के लिलए अपनी
पहुरं्च के Lी'र होगा और यह अभिLप्रिनधा�रिर' करगेा प्रिक समाप्रिप्त का सरल आदेश, वास्'व में, जांर्च के माध्यम से
आरोप (ओ)ं  स्थाप्रिप' प्रिकए प्रिबना परिरवीक्षाधीन को दयंिड' करने का इरादा रख'ा ह।ै हालांप्रिक,  जब प्रिनयोक्ता
प्रिकसी प्रिवभिश0 उदाहरर्ण को नहीं उठा'ा ह ैऔर परिरवीक्षा की अवयिध के दौरान सLी �दश�न के आधार पर अपनी
राय बना'ा ह,ै  'ो कार�वाई का सिसद्धां' �कृयि' में दडंात्मक होने के कारर्ण आकर्विष' नहीं होगा। इस �कार
परिरवीक्षाधीन पर यह साप्रिब' करने की सिजम्मेदारी होगी प्रिक उसके लिखलाफ की गई कार�वाई दडंात्मक प्रिवशेष'ाओं
की थी। [अनुच्छेद 24]

5. रंू्चप्रिक �त्यथ3 संख्या. 1 यह स्थाप्रिप' करने में प्रिवफल रहा ह ैप्रिक उच्च न्यायालय ने प्रिकसी परिरLाप्रिष'
दरुार्चार के लिलए उसे अभिL�े' प्रिकया ह ैया वास्'व में दयंिड' प्रिकया ह,ै इसलिलए यह स्प0 ह ैप्रिक �शासप्रिनक पक्ष पर
उच्च न्यायालय का उदे्दश्य उपयकु्त'ा का सत्यापन करना था और �थम �त्यथ3 के लिखलाफ आरोपों की जांर्च नहीं
करना था। स्व'ंत्र रूप से Lी, यह न्यायालय यह नहीं पा'ा ह ैप्रिक आधार आरोप था, लेप्रिकन यह �त्यथ3 के सेवा
रिरकॉड� के समग्र मूल्यांकन पर आधारिर' था। यहां 'क प्रिक एक �Lाव-आधारिर' दृप्रि0कोर्ण अपना'े हुए,  यह



न्यायालय यह महसूस नहीं कर'ा ह ै प्रिक गैर-पुप्रि0 का आदेश या पूव�व'3 परिरल्किस्थयि'यां �त्यथ3 को पवूा�ग्रप्रिह'
करेंगी, जो एक उच्च �प्रिaयात्मक आवश्यक'ा के योग्य ह।ै [अनुच्छेद 26]

परषो'म लाल ढींगरा बनाम Lार' सघं ए.आई. आर 1958  एससी 36 : [1958]

एससीआर 828 ; काप्रिsया मोहम्मद मुज़्sल्किम्मल बनाम कना�टक राज्य (2010) 8 एससीसी
155 : [2010] 7  एससीआर 1061;  राजेश कुमार श्रीवास्'व बनाम झारखंड राज्य
(2011) 4 एससीसी 447: [2011] 3 एससीआर 823 - पर Lरोसा प्रिकया गया।

प्रिनर्ण�य     प्रिवयिध     संदL�  
[2010] 7 एससीआर 1061 पर Lरोसा प्रिकया गया । अनुच्छेद 14

[2011] 3 एससीआर 823 पर Lरोसा प्रिकया गया । अनुच्छेद 15

[1958] एससीआर 828 पर Lरोसा प्रिकया गया ।
अनुच्छेद 19

सिसप्रिवल अपीलीय न्यायप्रिनर्ण�यः सिसप्रिवल अपील स.ं 8933-8934/2017

खण्ड पीठ सिसप्रिवल रिरट यायिर्चका संख्या 1993/2006  और खण्ड पीठ रिरट रिरव्य ू यायिर्चका संख्या
199/2014  में aमशः जयपुर बेंर्च,  जयपुर में राजस्थान के लिलए उच्च न्यायालय के 19.11.2014  और
16.12.2014 के अंयि'म आदेशों से। 

पुरूषेंद्र कौरव, सीप्रिनयर अयिधवक्ता, सनुील कुमार जैन, अभिLषेक जैन, अनुराधा प्रिमश्रा, अपीलाथ3 के लिलए
अयिधवक्ता ।

रर्णबीर सिंसह यादव, प्रिनयि'न मेशराम, डी. सुब्रमण्यम, सुश्री अंजू के. वकz, श्रीम'ी �यि'मा यादव, रिर'ेश
पाप्रिटल, अ'ुल झा, अयिधवक्ता �त्यथ3यो के लिलए।

न्यायालय का प्रिनम्नलिललिख' प्रिनर्ण�य प्रिदया गयाः

प्रिनर्ण�य
1. ये सिसप्रिवल अपीलें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रिदनांक 16.12.2014 के आदेश के प्रिवरुद्ध दायर

की गई हैं, सिजसके द्वारा उक्त उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने प्रिदनांक 19.11.2014 के अपने पूव� आदेश
की समीक्षा के लिलए एक यायिर्चका खारिरज कर दी थी, सिजसमें उच्च न्यायालय ने वेद प्रि�या (�त्यथ3 स.ं 1-एक पवू�
न्यायियक अयिधकारी) और परिरर्णामी लाL और वरिरष्ठ'ा के साथ उनकी बहाली का प्रिनदJश प्रिदया।



'थ्य
2.  �त्यथ3 स.ं  1  को 16.07.2002  को राजस्थान न्यायियक सेवाओ ं में L'3 प्रिकया गया था और

सिसप्रिवल न्यायाधीश (कप्रिनष्ठ यिडवीजन)-सह-न्यायियक मसिजस्ट्र ेट के रूप में प्रिनयकु्त प्रिकया गया था। उन्हें दो साल
�Lावी की अवयिध के लिलए परिरवीक्षा पर रखा गया था। 02.08.2002, सिजसे बाद में 28.07.2004 को दो
महीने की और अवयिध के लिलए बढ़ा प्रिदया गया था।

3.  परिरवीक्षा अवयिध के दौरान कुछ न्यायियक अयिधकारिरयों (�त्यथ3 संख्या 1  सप्रिह')  के लिखलाफ
न्यायियक काय> के प्रिनव�हन में दरुार्चार और भ्र0ार्चार के कुछ आरोप �ाप्त हुए थे, सिजसके आधार पर राजस्थान उच्च
न्यायालय के रसिजस्ट्र ार (स'क� 'ा) ने रिरकॉड� के लिलए बुलाया और प्रिदनांक 05.08.2004 को एक रिरपोट�  �स्'ु'
की। यह रिरपोट� उच्च न्यायालय की �शासप्रिनक सप्रिमयि' के समक्ष अन्य सामग्री के साथ पेश की गई थी, जब यह
93 से अयिधक परिरवीक्षाधीन न्यायाधीशों की पुप्रि0 �प्रिaया का काय� कर रही थी। इस पांर्च-न्यायाधीशों की सप्रिमयि'
ने उनकी सत्यप्रिनष्ठा, ज्ञान, आर्चरर्ण और व्यवहार का मूल्यांकन करके प्रिनयपु्रिक्त के प्रिनयमों और श'> के अनुसार
परिरवीक्षाधीनों की उपयकु्त'ा प्रिनधा�रिर' करने की मांग की। इस �प्रिaया में सप्रिमयि' ने कई सामप्रिग्रयों पर Lरोसा
प्रिकया, सिजसमें उनके सिजला न्यायाधीशों, प्रिनरीक्षर्ण करने वाले न्यायाधीशों, एसीआर के साथ-साथ रसिजस्ट्र ार द्वारा
�स्'ु' उपरोक्त रिरपोट�  शाप्रिमल थी (स'क� 'ा)। उयिर्च' प्रिवर्चार-प्रिवमश� के बाद,  यह सिसफारिरश की गई प्रिक नब्बे
अयिधकारिरयों की सेवाओ ंकी पुप्रि0 की जाए,  एक अयिधकारी की परिरवीक्षा अवयिध बढ़ाई जाए और दो न्यायियक
अयिधकारिरयों की सेवाएं (�त्यथ3 स.ं 1) पुप्रि0 नहीं की गई। यह रिरपोट�  उच्च न्यायालय के पूर्ण� न्यायालय के समक्ष
रखी गई थी,  सिजसने 16.09.2004  को सिसफारिरशों की पुप्रि0 की। परिरर्णामस्वरूप और उच्च न्यायालय की
सिसफारिरश पर, राज्य सरकार ने प्रिदनांक 30.09.2004 के आदेश द्वारा �त्यथ3 संख्या 1 की सेवाओ ंको समाप्त
कर प्रिदया।

4.  �त्यथ3 स.ं 1  ने अपने न्यायियक पक्ष पर राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और
बखा�स्'गी आदेश को रद्द करने के साथ-साथ अपनी सेवाओ ंकी बहाली के लिलए एक रिरट यायिर्चका दायर की। यह
जोरदार ढंग से 'क�  प्रिदया गया था प्रिक समाप्रिप्त आदेश दडंात्मक था और व्यप्रिक्तपरक धारर्णाओ ंका परिरर्णाम था,
और उयिर्च' जांर्च या सनुवाई के प्रिबना प्रिदया गया था।

5. खण्ड पीठ ने यह देखने के लिलए कई प्रिनर्ण�यों पर Lरोसा प्रिकया प्रिक हालांप्रिक पुप्रि0 के लिलए उपयकु्त'ा
प्रिनधा�रिर' करने के लिलए परिरवीक्षाधीन अवयिध का मूल्यांकन आवश्यक था और यह प्रिक एक परिरवीक्षाधीन को प्रिबना
प्रिकसी कारर्ण के हटा प्रिदया जा सक'ा ह,ै लेप्रिकन इस 'रह लिलया गया प्रिनर्ण�य हमेशा एक सीप्रिम' न्यायियक समीक्षा
के लिलए उqरदायी होगा। यद्यप्रिप उच्च न्यायालय ने यह म' व्यक्त प्रिकया प्रिक इस �कार के आदेशों में कारर्ण नहीं
ब'ाए जाने र्चाप्रिहए क्योंप्रिक इससे कलंक लगाने की सLंावना पैदा हुई ह,ै  प्रिफर Lी यह �त्यथ3 संख्या 1  की
सेवाओ ंकी समाप्रिप्त के पीछे के वास्'प्रिवक कारर्णों का मूल्यांकन करने के लिलए यह प्रिनधा�रिर' करने के लिलए आगे
बढ़ा प्रिक क्या अपीलाथ3 की कार�वाई मनमाना या अवैध थी। �त्यथ3 न.ं 1 के 'अच्छे' सेवा-अभिLलेख और उसके
रिरपोर्टिंटग �ायिधकारी द्वारा दी गई सकारात्मक �यि'प्रिaया और प्रिनरीक्षर्ण करने वाले न्यायाधीशों द्वारा प्रिकए गए
समथ�न को ध्यान में रख'े हुए, न्यायालय ने प्रिवर्चार प्रिकया प्रिक ऐसी कोई सामग्री नहीं थी सिजसके आधार पर पूर्ण�



न्यायालय �त्यथ3 संख्या 1. अपु0 आरोपों पर पूर्ण� न्यायालय की प्रिनL�र'ा और वह Lी सुनवाई का अवसर प्रिदए
प्रिबना, अस्वीकाय� माना गया, सिजसने कार�वाई को दडंात्मक बना प्रिदया। न्यायालय ने 'दनुसार समाप्रिप्त आदेश को
रद्द कर प्रिदया और �त्यथ3 संख्या 1 की बहाली का प्रिनदJश प्रिदया।

6. बाद में अपीलाथ3 द्वारा एक समीक्षा दायर की गई, सिजसने 'क�  प्रिदया प्रिक खण्ड पीठ रसिजस्ट्र ार द्वारा �स्'ु' 
प्रिवशेष रिरपोट�  पर ध्यान देने में प्रिवफल रही (स'क� 'ा)। इस रिरपोट� में कहा गया था प्रिक कैसे न्यायियक अयिधकारी ने 
प्रिबना प्रिकसी क्षम'ा के, स ्वापक  ओषयिध  और  मन:�Lावी पदाथ�  अयिधप्रिनयम, 1985 के 'ह' अपराधों से संबंयिध'
दो मामलों में जमान' दी थी हालाँप्रिक, उच्च न्यायालय ने समीक्षा यायिर्चका पर प्रिवर्चार करने से इनकार कर प्रिदया 
और इसे यह कह'े हुए खारिरज कर प्रिदया प्रिक रिरट यायिर्चका को अनुमयि' दे'े समय उपरोक्त रिरपोट� को वास्'व में 
ध्यान में रखा गया था।

पार्विटयों के 'क�
7.  अपीलाथ3-उच्च न्यायालय की ओर से उपल्किस्थ' प्रिवद्वान वकील ने जोरदार ढंग से 'क�  प्रिदया प्रिक

समाप्रिप्त आदेश को दडंात्मक या मनमाना या पया�प्त सामग्री के प्रिबना पारिर' प्रिकया गया नहीं कहा जा सक'ा ह।ै
रसिजस्ट्र ार (स'क� 'ा)  द्वारा प्रिदनांक 05.08.2004  को �स्'ु' की गई रिरपोट�  जब रिरकॉड� पर प्रिवभिLन्न अन्य
सामग्री के साथ पढ़ी गई, 'ो अपीलक'ा� के लिलए �त्यथ3 संख्या 1 की अनुपयकु्त'ा के संबंध में एक राय बनाने के
लिलए पया�प्त रूप से उयिर्च' थी।

8. 'ब यह 'क�  प्रिदया गया प्रिक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मामले के गुर्ण-दोष में �वेश करने में गल'ी
की और ऐसा कर'े हुए न्यायियक समीक्षा के दायर ेका उलं्लघन प्रिकया और एक अपीलीय �ायिधकरर्ण की Lूप्रिमका
ग्रहर्ण की। प्रिवद्वान अयिधवक्ता ने प्रिनर्ण�यों की एक श्रृंखला पर Lरोसा कर'े हुए इस बा' पर �काश डाला प्रिक यह
कानून की एक ल्किस्थर ल्किस्थयि' थी प्रिक सपं्रिवधान के अनुच्छेद 226 के 'ह' उच्च न्यायालय के न्यायियक पक्ष के
समक्ष साक्ष्य की पया�प्त'ा या प्रिवश्वसनीय'ा का �र्चार नहीं प्रिकया जा सक'ा था, और पटना उच्च न्यायालय बनाम
पांडे गजेंद्र �साद 1  में प्रिनर्ण�य, जहां इस न्यायालय ने यह अभिLप्रिनधा�रिर' प्रिकया था प्रिक प्रिकसी न्यायियक अयिधकारी
की बखा�स्'गी के आदेश को रिरट अयिधकार के्षत्र के माध्यम से केवल इस आधार पर नहीं बदला जा सक'ा था प्रिक
उसकी वार्विषक गोपनीय रिरपोट� में अच्छी प्रिटप्पभिर्णयां थीं, व'�मान 'थ्यों पर पूरी 'रह से लागू था।

9. अ'ी' के उदाहरर्णों और राजस्थान न्यायियक सेवा प्रिनयम, 1955 के �ावधानों पर Lरोसा कर'े हुए,

यह आग्रह प्रिकया गया प्रिक अस्थायी कम�र्चारिरयों और परिरवीक्षाधीनों की सेवाओ ंको सपं्रिवधान के अनुच्छेद 311 के
सरं्चालन को आकर्विष' प्रिकए प्रिबना समाप्त प्रिकया जा सक'ा ह।ै इस बा' पर �काश डाला गया प्रिक कैसे प्रिकसी
दLुा�वना का आरोप नहीं लगाया गया था या साप्रिब' नहीं प्रिकया गया था, और ऐसे परिरदृश्य में, एकमात्र सीप्रिम'
मुद्दा सिजस पर ध्यान प्रिदया जा सक'ा था, वह यह था प्रिक हाप्रिनरप्रिह' �शासप्रिनक प्रिनर्ण�य लेने से पहले प्रिववेक का
उयिर्च' उपयोग प्रिकया गया था या नहीं।



10.  दसूरी ओर,  �त्यथ3 स.ं1  ने �स्'ु' प्रिकया प्रिक सनुवाई का अवसर काननू के लिलए ज्ञा' सबसे
मौलिलक सुरक्षाओ ंमें से एक था, और प्रिकसी को Lी एक अस्थायी या परिरवीक्षाधीन कम�र्चारी के रूप में उसकी
ल्किस्थयि' के बावजूद प्रिबना सुने निंनदा नहीं की जा सक'ी थी। शमशेर सिंसह बनाम पंजाब राज्य  2 पर Lरोसा कर'े
हुए इस बा' का समथ�न प्रिकया गया प्रिक प्रिबना प्रिकसी कारर्ण के परिरवीक्षाधीनों की सेवाओ ंको समाप्त करने की
अनुमयि' देने वाले वैधाप्रिनक प्रिनयमों या रोजगार श'> में प्रिनप्रिह' �ावधानों के साथ,  यप्रिद प्रिकसी को उयिर्च' जांर्च
और सुनवाई के उयिर्च' अवसर के प्रिबना प्रिवभिश0 आरोपों या अक्षम'ा के आधार पर आरोपमुक्त प्रिकया गया था, 'ो
ऐसी कार�वाई सपं्रिवधान के अनुच्छेद 311 (2) के अथ� के Lी'र सेवा से 'हटाने' के बराबर होगी।

11. व'�मान अपील 'क की प्रिवभिLन्न घटनाओ ंका प'ा लगा'े हुए, पहले �त्यथ3 ने जोर देकर कहा प्रिक
हालांप्रिक समाप्रिप्त स्प0 रूप से सरल थी, लेप्रिकन �Lावी रूप से कलंप्रिक' थी। Lले ही बखा�स्'गी के लिलए कोई
स्प0 कारर्ण नहीं प्रिदए गए थे, प्रिफर Lी प्रिपछली परिरल्किस्थयि'यों ने स्प0 कर प्रिदया था प्रिक भ्र0ार्चार या अयिधकार के्षत्र के
गल' �योग के कुछ आरोप कार�वाई का आधार थे,  और इसलिलए अंयि'म प्रिनर्ण�य को Lार'ीय स्टेट बैंक बनाम
पलक मोदी 3 के अनुसार �ाकृयि'क न्याय के सिसद्धां'ों के उलं्लघन के आधार पर अमान्य प्रिकया जा सक'ा था।

12. इसके अलावा, यह आग्रह प्रिकया गया प्रिक गुर्ण-दोष के आधार पर Lी कोई मामला नहीं बनाया गया,
क्योंप्रिक भिशकाय'क'ा� को प्रिवद्वान सिजला न्यायाधीश द्वारा मौके पर की गई जांर्च में नहीं पाया जा सका। अन्य
आरोप Lी आधारहीन थे और काननू के कुछ कभिथ' उलं्लघनों के लिलए पया�प्त स्प0ीकरर्ण �दान प्रिकए गए थे।

प्रिवश्लषेर्ण
13. �ारLं में, हम देख सक'े हैं प्रिक अपीलाथ3 और साथ ही आके्षप्रिप' प्रिनर्ण�य दोनों ने �शासप्रिनक पक्ष

पर अपने पूर्ण� न्यायालय द्वारा लिलए गए प्रिनर्ण�यों पर उच्च न्यायालय द्वारा न्यायियक समीक्षा की व्यापक'ा और
व्यापक'ा के संबंध में प्रिवयिध के सही कथन को स्प0 प्रिकया ह।ै हालाँप्रिक ऐसे मामलों में रिरट अयिधकार के्षत्र के दायरे
को पूरी 'रह से यिर्चप्रित्र' करना एक व्यथ� काय� होगा,  लेप्रिकन अनुच्छेद 226 के 'ह' एक उच्च न्यायालय का
दायरा सीप्रिम' ह ैऔर उसे सावधानीपूव�क हस्'के्षप करना र्चाप्रिहए। इस 'रह के अयिधकार के्षत्र के प्रिवस्'ार को
'अपीलीय �ायिधकरर्ण' के रूप में बठैाने के लिलए प्रिवस्'ारिर' नहीं प्रिकया जा सक'ा ह,ै और इसलिलए इस बा' का
ध्यान रखा जाना र्चाप्रिहए प्रिक सामग्री के एक ही सेट पर एक और सLंाप्रिव' व्याख्या न की जाए या अनुशासनात्मक
�ायिधकरर्ण के लिलए न्यायालय की राय को �यि'स्थाप्रिप' न प्रिकया जाए। सपं्रिवधान के अनुच्छेद 235 के 'ह' उच्च
न्यायालय को दी गई सिजम्मेदारी और शप्रिक्तयों को देख'े हुए यह प्रिवशेष रूप से सर्च ह।ै पूर्ण� न्यायालय का
सामूप्रिहक प्रिववेक न्यायियक समीक्षा की �प्रिaया में उयिर्च' सम्मान, महत्व और प्रिवर्चार का पात्र ह।ै

14.  व'�मान मामला वह ह ैजहां पहला �त्यथ3 एक परिरवीक्षाधीन था न प्रिक एक मूल प्रिनयकु्त व्यप्रिक्त,

इसलिलए अनुच्छेद 311 के दायर ेमें सख्'ी से शाप्रिमल नहीं ह।ै इस 'रह के परिरवीक्षा का उदे्दश्य कासिजया मोहम्मद
मुsल्किम्मल बनाम कना�टक राज्य  4 में नोट प्रिकया गया हःै

“25. प्रिकसी Lी परिरवीक्षा का उदे्दश्य यह सपु्रिनयि�' करना ह ैप्रिक कम�र्चारी के पु0 प्रिनयप्रिम' कम�र्चारी की
ल्किस्थयि' में आने से पहले,  उसे स'ंोषजनक रूप से अपने क'�व्यों और काय> का पालन करना र्चाप्रिहए



'ाप्रिक अयिधकारी उयिर्च' आदेश पारिर' कर सकें । दसूर े शब्दों में,  परिरवीक्षा की योजना परिरवीक्षाधीन
अयिधकारी की क्षम'ा, उपयकु्त'ा और �दश�न का न्याय करना ह।ै ... "

15. इसी �कार, राजेश कुमार श्रीवास्'व बनाम झारखंड राज्य  5 में यह राय दी गई थी :

"... एक व्यप्रिक्त को परिरवीक्षा पर रखा जा'ा ह ै'ाप्रिक प्रिनयोक्ता सेवा में प्रिनर'ंर'ा और सेवा में पुप्रि0 के लिलए
अपनी उपयकु्त'ा का प्रिनर्ण�य ले सके। स्थायी आधार पर और पुप्रि0 के माध्यम से पद धारर्ण करने के लिलए
प्रिकसी व्यप्रिक्त की उपयकु्त'ा का प्रिनर्ण�य लेने के लिलए प्रिवभिLन्न मानदडं हैं। उस स्'र पर और परिरवीक्षा की
अवयिध के दौरान परिरवीक्षाधीन (अपीलाथ3) की कार�वाई और गयि'प्रिवयिधयाँ आम 'ौर पर जांर्च के अधीन
हो'ी हैं और उसके समग्र �दश�न के आधार पर आम 'ौर पर प्रिनर्ण�य लिलया जा'ा ह ै प्रिक क्या उसकी
सेवाओ ंको जारी रखा जाना र्चाप्रिहए और उसकी पुप्रि0 की जानी र्चाप्रिहए, या उसे सेवा से मुक्त प्रिकया जाना
र्चाप्रिहए। ... "

16.  इस �कार यह स्प0 ह ै प्रिक परिरवीक्षा का पूरा उदे्दश्य प्रिनयोक्ता को परिरवीक्षाधीन के �दश�न का
मूल्यांकन करने और प्रिकसी प्रिवशेष पद के लिलए उसकी उपयकु्त'ा का परीक्षर्ण करने का अवसर �दान करना ह।ै
इस 'रह की कवायद L'3 की �प्रिaया का एक आवश्यक प्रिहस्सा ह ैऔर इसे हल्के में नहीं लिलया जाना र्चाप्रिहए।
लिललिख' परीक्षा और साक्षात्कार केवल एक उम्मीदवार की प्रिकसी प्रिवशेष नौकरी में सफल'ा की सLंावना का
अनुमान लगाने का �यास ह।ै उपयकु्त'ा की वास्'प्रिवक परीक्षा क'�व्यों का वास्'प्रिवक �दश�न ह ैसिजसे उम्मीदवार
के शाप्रिमल होने और काम करना शुरू करने के बाद ही लागू प्रिकया जा सक'ा ह।ै

17.  इस 'रह का अभ्यास प्रिनस्संदेह व्यप्रिक्तपरक ह,ै  इसलिलए,  �त्यथ3 संख्या 1  का 'क�  ह ै प्रिक
परिरवीक्षाधीनों की पुप्रि0 केवल वस्'ुप्रिनष्ठ सामग्री पर आधारिर' होनी र्चाप्रिहए। हालांप्रिक मात्रात्मक पैरामीटर स्प0 रूप
से उयिर्च' हैं,  लेप्रिकन वे अपने आप में Lप्रिवष्य के �दश�न के अपूर्ण� संके'क हैं। गुर्णात्मक मूल्यांकन और गैर-
मात्रात्मक कारकों का समग्र प्रिवश्लषेर्ण वास्'व में आवश्यक ह।ै केवल इसलिलए प्रिक �त्यथ3 न.ं 1 के एसीआर को
लगा'ार 'अच्छा' यिर्चप्रि�' प्रिकया गया था, यह उसे सेवा में बने रहने का अयिधकार देने का आधार नहीं हो सक'ा
ह।ै 

18. इसके अलावा, एक परिरवीक्षाधीन और एक पु0 कम�र्चारी की समाप्रिप्त के बीर्च एक सूक्ष्म, प्रिफर Lी
मौलिलक अं'र ह।ै यद्यप्रिप यह प्रिनर्विववाद ह ैप्रिक राज्य प्रिकसी Lी मामले में मनमाने ढंग से काय� नहीं कर सक'ा ह,ै

प्रिफर Lी दोनों के बीर्च न्यायियक दृप्रि0कोर्ण में अं'र होना र्चाप्रिहए। जबप्रिक एक पु0 कम�र्चारी के मामले में सपं्रिवधान के
अनुच्छेद 311 या सेवा प्रिनयमों के 'ह' संरक्षर्ण को देख'े हुए न्यायियक हस्'के्षप का दायरा अयिधक व्यापक होगा,
लेप्रिकन ऐसे परिरवीक्षाधीनों के मामले में यह सर्च नहीं हो सक'ा ह,ै सिजन्हें परीक्षर्ण के आधार पर काम कर'े समय
इस 'रह के संरक्षर्ण (ओ)ं से वंयिर्च' प्रिकया जा'ा ह।ै

19. परिरवीक्षाधीनों को पुप्रि0 होने 'क रोजगार में बने रहने का कोई अक्षम्य अयिधकार नहीं ह,ै और यप्रिद
उन्हें अनुपयकु्त पाया जा'ा ह ै'ो उन्हें सक्षम �ायिधकारी द्वारा राह' दी जा सक'ी ह।ै यह केवल मामलों की एक



बहु' ही सीप्रिम' शे्रर्णी में ह ैप्रिक ऐसे परिरवीक्षाधीन �ाकृयि'क न्याय के सिसद्धां'ों के 'ह' सुरक्षा की मांग कर सक'े
हैं, जैसे प्रिक जब उन्हें इस 'रह से 'हटा' प्रिदया जा'ा ह ैजो वैकल्किल्पक के्षत्रों में उनकी Lप्रिवष्य की सLंावनाओ ंको
पवूा�ग्रप्रिह' कर'ा ह ैया उनके र्चरिरत्र पर आके्षप लगा'ा ह ैया उनके संवधैाप्रिनक अयिधकारों का उलं्लघन कर'ा ह।ै
'कलंप्रिक''  हटाने के ऐसे मामलों में केवल सुनवाई का एक उयिर्च' अवसर शून्य ह।ै कुछ समय पहले परशो'म
लाल ढींगरा बनाम Lार' संघ  6 के मामले में एक सपं्रिवधान पीठ ने कहा था प्रिकः

 “28.... संके्षप में, यप्रिद सेवा की समाप्रिप्त अनुबंध से �ाप्त अयिधकार या सेवा प्रिनयमों पर आधारिर' ह,ै 'ो
�थम दृ0या, समाप्रिप्त कोई दडं नहीं ह ैऔर इसके कोई बुर ेपरिरर्णाम नहीं हैं और इसलिलए अनुच्छेद 311

आकर्विष' नहीं हो'ा ह।ै लेप्रिकन यप्रिद सरकार को अनुबंध द्वारा या प्रिनयमों के 'ह', बखा�स्'गी या हटाने
या रैंक में कमी की सजा देने के लिलए प्रिनधा�रिर' �प्रिaया से गुजर े प्रिबना रोजगार को समाप्त करने का
अयिधकार ह,ै 'ो Lी सरकार नौकर को दयंिड' करने का प्रिवकल्प रु्चन सक'ी ह ैऔर यप्रिद सेवा की समाप्रिप्त
दरुार्चार, लापरवाही, अक्षम'ा या अन्य अयोग्य'ा पर आधारिर' होने की मांग की जा'ी ह,ै 'ो यह एक
सजा ह ैऔर अनुच्छेद 311 की आवश्यक'ाओ ंका पालन प्रिकया जाना र्चाप्रिहए।

20. �त्यथ3 संख्या. 1 की सेवाओ ंकी समाप्रिप्त के आदेश में कहा गया ह ैप्रिक "राजस्थान उच्च न्यायालय,

जोधपुर ने सLी �ासंप्रिगक अभिLलेखों की जांर्च करने के बाद यह राय व्यक्त की ह ै प्रिक श्री वेद प्रि�या ने अपने
अवसरों का पया�प्त उपयोग नहीं प्रिकया ह ैऔर अन्यथा राजस्थान न्यायियक सेवा में परिरवीक्षाधीन के रूप में स'ुंप्रि0
देने में Lी प्रिवफल रहे हैं। इन सामप्रिग्रयों से यह स्प0 ह ै प्रिक न 'ो कोई प्रिवभिश0 कदार्चार �त्यथ3 संख्या 1 को
सिजम्मेदार ठहराया गया ह ैऔर न ही कोई आरोप लगाया गया ह।ै आदेश परिरवीक्षा की अवयिध के दौरान �त्यथ3
संख्या 1 के �दश�न के समग्र मूल्यांकन पर आधारिर' ह,ै जो स'ंोषजनक नहीं पाया गया था। ऐसा प्रिनष्कष� जो
परिरवीक्षाधीन की सेवाओ ंको समाप्त करने के लिलए एक वैध आधार हो सक'ा ह,ै सपं्रिवधान के अनुच्छेद 311 के
संदL� में जांर्च कराने की गारटंी नहीं दे'ा ह।ै इस �कार �त्यथ3 संख्या 1 की ओर से यह आरोप लगाना सही
नहीं ह ैप्रिक यह उसके प्रिवरुद्ध भ्र0ार्चार के आरोपों के बाद अभिLयोग का मामला था। 

21. यह सर्च ह ैप्रिक प्रिकसी आदेश का रूप यह प्रिनधा�रिर' करने के लिलए महत्वपूर्ण� नहीं ह ैप्रिक वह सरल है
या दडंात्मक। प्रिकसी प्रिवभिश0 मामले के 'थ्यों और परिरल्किस्थयि'यों में सेवा समाप्रिप्त का आदेश Lले ही प्रिनदnष रूप से
लिलखा गया हो, लेप्रिकन इसका उदे्दश्य परिरवीक्षाधीन अयिधकारी को दयंिड' करना Lी हो सक'ा ह ैऔर उस ल्किस्थयि'
में यह प्रिनस्संदेह सपं्रिवधान के अनुच्छेद 311 का उलं्लघन होगा। इस 'रह के आदेश की न्यायियक समीक्षा की
�प्रिaया में न्यायालय हमेशा यह प'ा लगाने के लिलए पदा� उठा सक'ा ह ै प्रिक क्या आदेश दडंात्मक परिरर्णामों के
साथ परिरवीक्षाधीन से प्रिमलने के लिलए था या नहीं। यप्रिद न्यायालय को लग'ा ह ै प्रिक आदेश के पीछे वास्'प्रिवक
उदे्दश्य अयिधकारी को 'दयंिड'' करना था, 'ो वह सनुवाई के उयिर्च' अवसर के अLाव में हमेशा इसे रद्द कर सक'ा
ह।ै

22. व'�मान मामले में यह प्रिनष्कष� प्रिनकालने के लिलए रिरकॉड� पर कुछ Lी नहीं ह ैप्रिक हटाने के पीछे की
�ेरर्णा कोई आरोप था। इसके बजाय, यह प्रिनयप्रिम' पुप्रि0 अभ्यास था। परिरवीक्षाधीन अवयिध के दौरान �दान की गई
सेवाओ ंका मूल्यांकन 92 अन्य लोगों के साथ पहले �त्यथ3 के काय�काल के अं' में प्रिकया गया था स'क� 'ा



रिरपोट�  न केवल �त्यथ3 संख्या 1 यायिर्चकाक'ा�, लेप्रिकन कम से कम दस अन्य उम्मीदवारों के लिलए Lी। इस �कार
यह स्प0 ह ैप्रिक उदे्दश्य यह सत्याप्रिप' करना नहीं था प्रिक पहले �त्यथ3 के लिखलाफ आरोप साप्रिब' हुए थे या नहीं,
बल्किल्क केवल यह प'ा लगाने के लिलए था प्रिक क्या न्यायाधीश से अपेयिक्ष' ईमानदारी के उच्च मानक को देख'े हुए,

उसकी उपयकु्त'ा पर पया�प्त कारर्ण या सLंाप्रिव' बादल थे।

23. स'क� 'ा रिरपोट� से प'ा र्चल'ा ह ै प्रिक सिजन कारकों ने �शासप्रिनक सप्रिमयि' या पूर्ण� न्यायालय को
�त्यथ3 संख्या 1 की पुप्रि0 नहीं करने के लिलए �ेरिर' प्रिकया, उनमें से एक स्वापक औषयिध और मनः �Lावी पदाथ�
अयिधप्रिनयम के 'ह' मामलों में जमान' देने की कार�वाई थी। यह आरोप नहीं लगाया गया ह ैऔर न ही यह सर्च
हो सक'ा ह ैप्रिक पहले �त्यथ3 ने अवैध स'ुंप्रि0 या प्रिकसी अन्य बाहरी प्रिवर्चार के कारर्ण स्वापक औषयिध और मनः
�Lावी पदाथ� अयिधप्रिनयम मामलों में जमान' दी थी। हमार ेसामने उनके द्वारा लिलया गया रुख यह ह ैप्रिक जमान'
'न्यायसगं' और मानवीय प्रिवर्चारों' को ध्यान में रख'े हुए दी गई थी। हम इस 'रह के स्प0ीकरर्ण में कोई योग्य'ा
नहीं पा'े हैं। सम'ा के �योग का �श्न 'Lी उत्पन्न हो'ा ह ैजब न्यायालय को स्प0 रूप से या प्रिनप्रिह'ाथ� द्वारा
अयिधकारिर'ा �दान की जा'ी ह।ै �त्यथ3 संख्या. 1  से स्वापक औषयिध और मनः �Lावी पदाथ� अयिधप्रिनयम,

1985 की धारा 36(3) के बार ेमें जानकारी होने की अपेक्षा की गई थी, जो स्वापक औषयिध और मनः �Lावी
पदाथ� अयिधप्रिनयम मामलों में सत्र न्यायाधीश या अयि'रिरक्त सत्र न्यायाधीश के पद से नीरे्च के न्यायियक अयिधकारी
की क्षम'ा को स्प0 रूप से हटा दे'ी ह।ै इसलिलए, �शासप्रिनक पक्ष पर उच्च न्यायालय ने न्यायोयिर्च' रूप से यह
प्रिनष्कष� प्रिनकाला प्रिक �त्यथ3 संख्या 1 लापरवाही से काय� करने के लिलए �वर्ण था या शप्रिक्त को हड़पने की �वृलिq
थी जो कानून में प्रिनप्रिह' नहीं ह।ै  यह एक परिरवीक्षाधीन न्यायियक अयिधकारी की उपयकु्त'ा प्रिनधा�रिर' करने के लिलए
एक �ासंप्रिगक कारक था।

24.  अन्यथा Lी, यह सर्च नहीं हो सक'ा ह ैप्रिक सिसफ�  इसलिलए प्रिक रिरकॉड� पर असगं' प्रिवर्चारों के कुछ
आरोप मौजूद थे, उच्च न्यायालय को �त्यथ3 संख्या 1 की सेवाओ ंको सरल 'रीके से समाप्त करने से रोक प्रिदया
गया था, जबप्रिक वह परिरवीक्षा पर था। । परिरवीक्षाधीन का अस'ंोषजनक �दश�न और परिरवीक्षा अवयिध के अं' में
सेवा का परिरर्णामी प्रिव'रर्ण, आवश्यक रूप से इस 'थ्य से �Lाप्रिव' नहीं हो सक'ा ह ैप्रिक इस बीर्च परिरवीक्षाधीन
को प्रिवभिश0 कदार्चार, दवु्य�वहार या दवु्य�वहार के लिलए सिजम्मेदार ठहराने वाली कुछ भिशकाय'ें थीं। यप्रिद सेवा समाप्रिप्त
के आदेश की उत्पलिq कदार्चार के प्रिकसी प्रिवभिश0 काय� में प्रिनप्रिह' ह,ै  परिरवीक्षा अवयिध के दौरान क'�व्यों के सLी
स'ंोषजनक प्रिनष्पादन की परवाह प्रिकए प्रिबना, न्यायालय भिछपे हुए कारर्ण को उजागर करने के लिलए अपनी पहुरं्च के
Lी'र होगा और यह अभिLप्रिनधा�रिर' करगेा प्रिक समाप्रिप्त का सरल आदेश,  वास्'व में,  जांर्च के माध्यम से
आरोप(ओ)ं स्थाप्रिप' प्रिकए प्रिबना परिरवीक्षाधीन को दयंिड' करने का इरादा रख'ा ह।ै हालांप्रिक, जब प्रिनयोक्ता प्रिकसी
प्रिवभिश0 उदाहरर्ण को नहीं उठा'ा ह ैऔर परिरवीक्षा की अवयिध के दौरान सLी �दश�न के आधार पर अपनी राय
बना'ा ह,ै  'ो कार�वाई का सिसद्धां' �कृयि' में दडंात्मक होने के कारर्ण आकर्विष' नहीं होगा। इस �कार
परिरवीक्षाधीन पर यह साप्रिब' करने की सिजम्मेदारी होगी प्रिक उसके लिखलाफ की गई कार�वाई दडंात्मक प्रिवशेष'ाओं
की थी।

25. कुछ और Lी ह ैसिजस पर प्रिवद्व' खण्ड पीठ ध्यान देने और सुलह करने में प्रिवफल रही। प्रिववाप्रिद'
फैसले के पृष्ठ 22 पर, यह कहा गया ह ैप्रिक "सप्रिमयि' के समक्ष उपलब्ध सामग्री पर प्रिवर्चार करने पर, सप्रिमयि' ने



यह सिसफारिरश करने का संकल्प लिलया प्रिक यायिर्चकाक'ा� वेद प्रि�या पुप्रि0 के लिलए उपयकु्त नहीं ह"ै, इसके अयि'रिरक्त,

यह कहा गया था प्रिक "भिशकाय'ों के संबंध में कुछ संदL� प्रिदए गए हैं...... जो �त्यथ3 के अनुसार सप्रिमयि' द्वारा
अंयि'म प्रिनर्ण�य ले'े समय प्रिवर्चार प्रिकया गया था।" इससे प'ा र्चल'ा ह ैप्रिक सप्रिमयि' के समक्ष, यप्रिद पया�प्त नहीं 'ो
कम से कम कुछ सामग्री प्रिवर्चाराधीन थी। हालांप्रिक, पृष्ठ 24 पर बाद में खंड पीठ ने कहा प्रिक "ऐसी प्रिकसी Lी
सामग्री का अLाव था जो प्रिनष्कष� पर पहुरं्चने में सहाय'ा कर सके" और यह प्रिक इस 'रह का प्रिनर्ण�य सपं्रिवधान के
अनुच्छेद 14 का उलं्लघन होगा।

26. रंू्चप्रिक �त्यथ3 संख्या. 1 यह स्थाप्रिप' करने में प्रिवफल रहा ह ैप्रिक उच्च न्यायालय ने प्रिकसी परिरLाप्रिष'
दरुार्चार के लिलए उसे अभिL�े' प्रिकया ह ैया वास्'व में दयंिड' प्रिकया ह,ै इसलिलए यह स्प0 ह ैप्रिक �शासप्रिनक पक्ष पर
उच्च न्यायालय का उदे्दश्य उपयकु्त'ा का सत्यापन करना था और �थम �त्यथ3 के लिखलाफ आरोपों की जांर्च नहीं
करना था। स्व'ंत्र रूप से Lी, हम यह नहीं पा'े हैं प्रिक आधार आरोप था, लेप्रिकन यह �त्यथ3 के सेवा रिरकॉड� के
समग्र मूल्यांकन पर आधारिर' था। यहां 'क प्रिक एक �Lाव-आधारिर' दृप्रि0कोर्ण ले'े हुए,  हम यह महसूस नहीं
कर'े हैं प्रिक गैर-पुप्रि0 का aम या पवू�व'3 परिरल्किस्थयि'यां �त्यथ3 को पूवा�ग्रप्रिह' करेंगी,  जो एक उच्च �प्रिaयात्मक
आवश्यक'ा के योग्य ह।ै 

प्रिनष्कष�
27.  उपरोक्त र्चर्चा� के आलोक में,  अपीलों की अनुमयि' दी जा'ी ह।ै उच्च न्यायालय के प्रिनर्ण�य को

अपास्' कर प्रिदया गया ह ैऔर प्रिदनांक 30.09.2004 के प्रिनव�हन का आदेश सिजसके द्वारा �त्यथ3 संख्या 1 की
सेवाओ ंको परिरवीक्षा के दौरान प्रिव'रिर' प्रिकया गया था, इसके द्वारा अनुमोप्रिद' ह।ै लाग' के संबंध में कोई आदेश
नहीं होगा।

अंप्रिक' ज्ञान अपीलों की अनुमयि' दी गई।
.

1. (2012) 6 एससीसी 357
2. (1974) 2 एससीसी 831
3. (2013) 3 एससीसी 607
4. (2010) 8 एससीसी 155
5. (2011) 4 एससीसी 447
6. एआईआर 1958 एससी 36

प्रिदब्या कुमारी की देखरखे में, अयिधवक्ता सरवजी' सिंसह द्वारा अनुवाप्रिद'।
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